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HARYANA GOVT GAZ., JULY 29, 1986 (SRVN . 7, 1908 SAKA ) 


[ PARTI 


सं ० प्रो . वि ०/भिवानी/ 33-86/ 25634 .---- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरैक्टर, 
दी हरियाणा स्टेट कोप ० लैन्ड डिवैलपमेन्ट बैंक लि ., चण्डीगढ़, ( 2 ) मैनेजर, कोप ० लण्ड डिवलेपमैन्ट बन्क जीन्द , 
के श्रमिक श्री सामाल, पुत्र श्री रियाल सिंह सैन , मार्फत श्याम सुन्दर , गुप्ता, एडवोकेट लोहड़ . बाजार , भिवानी तया उसके 
प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और न कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माल में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के धीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री सतपाल सिंह , पुत्र श्री रिछपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह फिस 

राहत का हकदार है ? 
सं . ओ.वि./भिवानी/ 3 6-86/ 25641.--चंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि दी एडीशनल डिप्टी कमीशनर 
चीफ ( एग्जेटीव ), सिस्ट्रिक्ट रूरल डिवेलपमेंट एजेन्सी, भिवानी, ( 2 ) डिप्टी डयरेक्टर , एनीमल , हसबैंडरी डिपार्टमेंट , भिवानी 
के श्रमिक श्री खुशो राम पुत्र श्री शीश राम , मार्फत श्याम सुन्दर गुप्ता लोहार बजार, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, प्रव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641- 1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विगदग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री खुशी राम , पुत्र शीश राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 
सं ० पी ० वि ०/भिवानी/ 37-86/ 25648-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरेक्टर दी 
हरियाणा स्टेट कोप ० लैण्ड डिवैलपमेन्ट बैंक लि ., चण्डीगढ़, ( 2 ) दी मैनेजर प्राईमरी कोप ० लेण्ड डिवेलपमेन्ट बैंक लि ., नरवाना 
( जीन्द ) के श्रमिक श्री दिलबाग सिंह, पुत्र श्री भला राम मार्फत श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एडवोकेट, लोहड़ बाजार, भिवानी तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0 9641-1 - श्रम 78/32573 दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीने लिखा मामला यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या उस विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 
क्या श्री दिल बाग सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 22 जुलाई 1986 
सं ० प्रो . वि ०/ एफ ० डी ०/ 79-86/ 25851.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं टेयलर इन्स्ट मेन्ट्स 
कम्पनी इण्डिया लि ., 14/1 , मयुरा रोड ,फरीदाबाद, के श्रमिक श्री एम . एल . खगर , मकान नं . 2235 सैक्टर -16, 
फरीदाबाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अत्र , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियन , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3 - श्रम-68/ 15 254, दिनांक 20 
जून, 1978 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 हार। उक्त अधिसूचना 
की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबन्धित मामला है : 

क्या श्री एम. एल. खुगर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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